
सहकारिता मंत्रालय

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने
आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्री य राज्य
सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड (NAFSCOB) के

हीरक जयंती समारोह एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों की
राष्ट्री य बैठक में भाग लिया

भारत में है विश्वभर के  सहकारिता क्षेत्र का मार्गदर्शन करने की
क्षमता

मोदी सरकार का उद्देश्य देश को सहकार से समृद्धि और समृद्धि से
संपूर्णता की ओर ले जाना है

PACS और जिला सहकारी बैंकों द्वारा दिए जा रहे शॉर्ट-टर्म
एग्रीकल्चर लोन ने देशभर के  कृ षि क्षेत्र में प्राण फूँ कने का काम

किया

PACS के  माध्यम से जल्द शुरू होगा लॉन्गटर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस,
जिससे किसान और सशक्त होंगे

किसानों और गांवों की प्रगति में प्राथमिक कृ षि ऋण समितियों
(PACS), जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के  त्रिस्तरीय

ढांचे की अहम भूमिका



अगले 5 साल में देश के  80% जिलों में ज़िला सहकारी बैंक खोलना
मोदी सरकार का लक्ष्य
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के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्री य राज्य
सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड (NAFSCOB) के  हीरक जयंती समारोह एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों की
राष्ट्री य बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर के न्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृ ष्णपाल और श्री
मुरलीधर मोहोल, और सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी संस्था की हीरक जयंती के  2 प्रमुख उद्देश्य होते
हैं – पहला, संस्था द्वारा 60 साल के  अपने योगदान और उपलब्धियों को जनता के  सामने रखना, दू सरा,
अपनी गलतियों को देखकर उनमें सुधार करना। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृ षि ऋण समितियों
(PACS), ज़िला और राज्य सहकारी बैंक के  त्रिस्तरीय ढांचे के  बिना भारत की खेती, किसानों और गांवों
द्वारा आज़ादी के  75 साल की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना असंभव था। उन्होंने कहा कि भारत
जैसे विशाल देश में लगभग 13 करोड़ किसानों को बिना किसी तकलीफ के  लघु अवधि का कृ षि ऋण
मिलने की व्यवस्था ने पूरे  देश के  किसानों और कृ षि क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ज़िलास्तरीय और राज्यस्तरीय बैंकों ने न सिर्फ  लघु अवधि
के  कृ षि ऋण की चिंता की, बल्कि सामूहिक खेती, जल प्रबंधन, खेती में काम आने वाली सारी सामग्री
और व्यक्तिगत काम से लेकर गांव को मज़बूत करने के  हर काम में प्राण फूं कने का काम भी
ज़िलास्तरीय बैंक और PACS ने किया है जिसे राज्य सहकारीबैंकोंने आधार दिया है।



श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के  नेतृत्व में आज भारत सहकार से समृद्धि
और समृद्धि से संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि के  मंत्र में ही
सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी समाहित है। उन्होंने कहा कि 2027 में भारत की
अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जो सहकारिता क्षेत्र का भी एक लक्ष्य है।
श्री शाह ने कहा कि इसके  साथ ही सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य है कि देश के  140 करोड़ लोगों के
सुख की भी चिंता करें । उन्होंने कहा कि हम ऐसा आर्थिक विकास नहीं  चाहते जिसमें देश प्रगति करे
लेकिन देशवासी पिछड़ जाएं , हम समविकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के  अर्थतंत्र के  विकास के
साथ हमारे  किसान, ग्रामीण, दलित, आदिवासी और महिलाओं का विकास भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने
कहा कि महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्वराज और रामराज्य की कल्पना हमारे  सामने रखी और इसे चरितार्थ
करने के  लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल सहकारिता क्षेत्र के  साथ जुड़े सभी लोगों के  लिए
MOMENT है और यहीं  से हमें आगे बढ़ना है।

के न्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में 2 बाधाएं  हैं – सीमलैस कानूनी ढांचे के  तहत
समानता का व्यवहार न मिलना और पिछले 75 साल में आई बुराइयों को ढूं ढकर उन्हें दू र करना।
उन्होंने कहा कि अगर हम इन दोनों बाधाओं को दू र कर लेते हैं तो अगले 5 साल सहकारिता क्षेत्र के
लिए defining moment साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के  सहकारिता क्षेत्र में विश्वभर की
सहकारिता क्षेत्र का मार्गदर्शन करने की क्षमता है।



श्री अमित शाह ने कहा कि 1964 में डॉ गाडगिल और मगनभाई पटेल ने दू रदर्शिता के  साथ
NAFSCOB की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग प्रयासों के  माध्यम से NAFSCOB ने देश के
ज़िलास्तरीय और राज्यस्तरीय बैंकों का मार्गदर्शन और मदद करने का काम किया है। श्री शाह ने कहा
कि NAFSCOB एकमात्र ऐसा संस्थान है जो राज्यस्तरीय, ज़िलास्तरीय बैंकों और हज़ारों PACSs के  100
बुनियादी मापदंडों का अधिकृ त डेटा अपना पास रखता है जिसके  आधार पर देशभर के  कृ षि ऋण का
खाका खीं चा जाता है। उन्होंने कहा कि इस डेटा की पारदर्शिता और एक्यूरेसी 99.72 प्रतिशत पाई गई
है। श्री शाह ने कहा कि सहकारी ऋण, बैंकिं ग और इनसे संबंधित समस्याओं की जांच करने और
समाधान के  लिए और रणनीति बनाने के  लिए NAFSCOB की स्थापना की गई थी।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब तक PACS तकनीक से लैस नहीं  होते, इनके
एडमिनिस्ट्रे शन में पारदर्शिता नहीं  आती और इनकी वायबिलिटी में कोई तकलीफ है,तब तक ज़िला
और राज्य बैंक स्वस्थ नहीं  रह सकते। उन्होंने कहा कि इनकी बेहतरी PACS को स्वस्थ रहने से ही
संभव है। उन्होंने कहा कि हमें PACS के  अब तक की परंपरागत कार्यशैली में बदलाव करना होगा, हमें
नये युवाओं को न के वल कोऑपरे टिव्स मेंबल्कि PACS के कामकाज के साथ जोड़ने के  लिए स्पेस भीदेना
होगा।



श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिताके  भाव को मजबूत करने के  लिए गांव की हर समस्या PACS की
समस्या होनी चाहिए, जिले की हर समस्याज़िला कोऑपरे टिव बैंक की समस्या होनी चाहिए और राज्य
की हर समस्या राज्य कोऑपरे टिवबैंक की समस्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता,
सबका कल्याण और मुनाफे का समान वितरण के  तीनों संस्कार को अगर हमारे  PACS या ज़िला
कोऑपरे टिव बैंक छोड़देंगे तो हमअपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं  होंगे। उन्होंने कहा किसहकारिता में
अगर हमें जनता का विश्वास अर्जित करना है तो पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और पारदर्शिता के  लिए
PACS, ज़िलाकोऑपरे टिव बैंकऔर राज्य कोऑपरे टिव बैंक में शुरुआत करनी चाहिए। श्री शाह ने कहा
कि आज NAFSCOB में 34 स्टेटकोऑपरे टिव बैंक,352 ज़िला स्तरीय सहकारी बैंक और 105000पैक्स
हैं,जिनमें फिलहाल लगभग 65000 कार्यरत हैं, इस पूरे  तंत्र को एक होकर काम करना चाहिए।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ज़िला सहकारी बैंकों में कु ल 433000 करोड़ रुपए जमा हैं
और राज्य सहकारी बैंकों में 2,42,000 करोड़ रूपए जमा हैं और हमें इसमें वृद्धि का लक्ष्य भी तय
करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि इसका रास्ता है Cooperation Among Cooperatives, यानी,
ज़िला सहकारी बैंक की सारी कोऑपरे टिव्स के  बैंकअकाउंट अगर ज़िला सहकारी बैंक में आ जाते हैं
तोअपने आप 20% low costडिपॉजिट में वृद्धिहो जाएगी और जबlow costडिपॉजिट बढ़ता है तो
मुनाफा भी अपने आप बढ़ जाएगा और ऋण देने की क्षमताभी बढ़ेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में अमूल के  माध्यम से बहुत अच्छे  तरीके  से श्वेत क्रांति हुई है और
आज अमूल का टर्नओवर 80000 करोड़रूपए का है। उन्होंने कहा कि ये सारा टर्नओवर अब ज़िला
सहकारी बैंकों के  माध्यम से होताहै और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मात्र 2 साल में हमने प्राप्त की है।
उन्होंने कहा कि इस मॉडल को हर ज़िला सहकारी बैंक को अपनाना चाहिए और अपनी ताकत और



आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि आज राज्य सहकारी बैंकों का मुनाफा
लगभग 2400 करोड़ रूपए है और ज़िला सहकारी बैंकों का मुनाफा 1881 करोड़ रूपए है, हमें इसमें
भी वृद्धि के  लक्ष्य तय करने चाहिए।

के न्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जबतक हम पैक्स को मजबूत नहीं  करते तब तक ज़िला सहकारी
बैंक के  कोईमायने ही नहीं  हैऔर पैक्स को मजबूत करने के  लिए मोदी सरकार ने कई शुरुआत की हैं।
उन्होंने कहा कि पैक्स के  पुराने Bye-Laws अप्रासंगिक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमनेइनमें बहुत
सारे  परिवर्तन किए हैं और मॉडल Bye-Laws बनाकर राज्यों को भेजे औरसभी राज्यों ने इन्हें स्वीकार
कर लिया है। श्री शाह ने कहा कि इन मॉडल Bye-Laws में हमने कई नई गतिविधियों को जोड़ा है। अब
पैक्स प्रधानमंत्री जन औषधि कें द्र भी चला सकते हैं, डेयरी भी चलासकते हैं, मछु आरा समिति भी चला
सकते हैं और लगभग 744 पैक्स को ड्र ग लाइसेंस भी मिल गए हैं। इसके  साथ ही पैक्स को फर्टिलाइजर
का लाइसेंस भी मिला है और लगभग 39,000 पैक्स आजकॉमन सर्विस सेंटर(CSC) बन चुके  हैं और
गांवों में 300 से ज्यादा सेवाएं  देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी 20 से अधिक
गतिविधियों से पैक्स viableहोंगे जिसके  कारण ज़िला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों की संख्या
बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश के  80% जिलों में ज़िला सहकारी बैंक खोले जाएं गे जिससे
कोऑपरे टिव सेक्टरको मजबूती मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि NAFSCOBकी भूमिका पैक्स को वायबल करना, पारदर्शी और आधुनिक
बनाना और इनके  कं प्यूटराइजेशनको पूर्ण रूप से हासिल करने की होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि
सरकार, पैक्स के  माध्यम से लॉन्ग टर्म फाइनेंस की संभावना भी खोज रही है, जिससे पैक्स के  बिजनेस
में भी बढ़ोतरी होगी।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र पूरे  देश के  अर्थतंत्र को गति दे  सकता है।
उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की आबादी को काम, सम्मान और उनको समृद्ध बनाने का काम
सिर्फ  सहकारिता के  माध्यम से हो सकता है। श्री शाह ने कहा कि अगर राज्य सहकारी बैंक और ज़िला
सहकारी बैंक में पैक्स के  प्रति संवेदनशीलतानहीं  आती है तो सहकारिता मंत्रालय की संवेदनशीलता का
कोई मतलब नहीं  है।
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